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1.  लिशकायतकता./पीड़िPत की ओर से इस मामले में आगे की जाचं करने के

लिलए संबंधिधत पुलिलस अधिधकारिरयों को कुछ निनदVश जारी करने के लिलए इस



न्यायालय से अनुग्रह की मांग करते हुए तत्काल आपराधिधक रिरट याधिचका

प्रस्तुत की गई है।

2. विवस्ततृ विववरण के बिबना, मामले के तथ्य संक्षपे में यह हैं र्किक याधिचकाकता.

के कहने पर सामूहिहक बलात्कार, अपहरण, अवधै कारावास के अपराध के लिलए

एक प्राथलिमकी दज. की गई थी, जो आईपीसी की धारा 376 (डी), 365, 342

और 34 के तहत दंडनीय है और साथ ही पोक्सो अधिधनिनयम की धारा 3/4 के

तहत दंडनीय यौन उत्पीPन का अपराध है। मामले की जांच पुलिलस द्वारा की

गई, हालांर्किक, जांच के बाद, काफी हद तक, अपराध साबिबत नहीं हुआ। जांच

अधिधकारी का मत था र्किक महेंद्र बिबश्नोई और अशोक बिबश्नोई के विवरुद्ध केवल

भारतीय दंड संहिहता की धारा  363 और र्किकशोर न्याय (बालकों की देखभाल

और संरक्षण)  अधिधनिनयम की धारा  84  के अंतग.त अपराध पाया गया और

तदनुसार,  धारा  173 सीआरपीसी के अंतग.त एक रिरपोट.  न्यानियक मजिजस्टे्रट,

प्रथम शे्रणी की अदालत में प्रस्तुत की गई।

3.  मामले की बारीर्किकयों पर विवचार करते समय,  एक गंभीर विवकृनित और

प्रर्किgयात्मक त्रहुिट देखी गई है। पीड़िPता/लिशकायतकता. का दखु है र्किक उसके साथ

पोक्सो अधिधनिनयम के अंतग.त दंडनीय अपराध र्किकया गया। जाचं के बाद उक्त

आरोप लिसद्ध नहीं पाया गया। इस अदालत का मानना है र्किक जाचं दृजिiटकोण

और निनiकर्ष. के खिखलाफ विवरोध करने का एक अवसर पीड़िPता/लिशकायतकता. को

प्रदान र्किकया जाना चाहिहए तार्किक उसे संज्ञान लेने के लिलए सक्षम अदालत के

समक्ष कधिथत अपराध का संज्ञान लेने का आग्रह करने का अवसर लिमल सके।

यह मानते हुए र्किक यह POCSO अधिधनिनयम से संबंधिधत अपराधों का एक

सरल मामला था जिजसमें जाचं के बाद एक नकारात्मक अंनितम रिरपोट. तैयार

की जाती है, अंनितम रिरपोट.  POCSO न्यायालय में प्रस्तुत की जानी चाहिहए

थी।  विवशरे्ष  न्यायालय  होने  के  नाते,  अपराध  का  संज्ञान  केवल  विवशरे्ष

न्यायालय द्वारा ही लिलया जा सकता है। ऐसे मामलों में भी, एफआईआर दज.



करने  के  बाद  उसे  सीआरपीसी  की  धारा  157  के  अनुपालन  में  विवशरे्ष

न्यायाधीश POCSO अधिधनिनयम मामलों की अदालत में भेजा जाना चाहिहए।

यहाँ इस मामले में, हालारं्किक POCSO अधिधनिनयम से संबंधिधत आरोप भी थे,

लेर्किकन उपरोक्त सीमा तक,  न्यानियक मजिजस्टे्रट प्रथम शे्रणी की अदालत में

एक नकारात्मक अंनितम रिरपोट.  प्रस्तुत की गई है। न्यानियक मजिजस्टे्रट प्रथम

शे्रणी जो  POCSO  अधिधनिनयम के तहत अपराध का संज्ञान लेने के लिलए

अधिधकृत नहीं है। इस जिस्थनित में  पीड़िPत/लिशकायतकता. को अंनितम रिरपोट.  के

खिखलाफ विवरोध दज. कराने और संज्ञान लेने की प्राथ.ना करने से वंधिचत कर

हिदया गया है जो कानून और न्याय की भावना के खिखलाफ है।

4.  कानूनी  जिस्थनित  में  कोई  विवरोधाभास  नहीं  है  र्किक  नकारात्मक  अंनितम

रिरपोट./क्लोजर रिरपोट. दाखिखल करने पर पीड़िPत/लिशकायतकता. को विवरोध याधिचका

दायर करने का अधिधकार है। उक्त विवरोध याधिचका को आपराधिधक लिशकायत के

रूप में लिलया जा सकता है और माना जा सकता है। क्लोजर रिरपोट. प्राप्त होने

की जिस्थनित में आपराधिधक न्यायालय को मामले में आगे की जांच करने के

लिलए मामले को पुलिलस को वापस भेजने का अधिधकार है। न्यायालय धारा 173

सीआरपीसी के तहत रिरपोट.  के आधार पर अपराध का संज्ञान ले सकता है

क्योंर्किक जाचं अधिधकारी की राय न तो निनणा.यक है और न ही न्यायालय के

लिलए बाध्यकारी है। यहिद न्यायालय को लगता है र्किक जांच सीआरपीसी के

अध्याय  XV  के तहत परिरकजिvपत तरीके से की जानी चाहिहए। वह विवरोध

याधिचका  को  आपराधिधक  लिशकायत  के  रूप  में  मानेगा  और  उसके  बाद

पीड़िPता/लिशकायतकता. से धारा 200 के तहत और अन्य गवाहों से सीआरपीसी

की धारा 202 के तहत पछूताछ की जा सकेगी। यहिद एजेंसी से कोई सहायता

मागंी जाती है तो सीआरपीसी की धारा 202 (2) के तहत संबंधिधत को निनदVश

हिदए जा सकते हैं जो केवल पुलिलस तक सीलिमत नहीं है। जाचं पूरी होने के

बाद वह धारा 203 के तहत लिशकायत को खारिरज कर सकता है या आरोपी के



खिखलाफ सीआरपीसी की धारा  204  के तहत प्रर्किgया जारी कर सकता है।

कानून के उपरोक्त प्रस्ताव के मद्देनजर यह कहा जा सकता है र्किक इस

मामले में पीड़िPता को कानून का सहारा लेने से वंधिचत र्किकया गया है और उसे

पोक्सो प्रावधानों के तहत अपराध के संबंध में अपनी लिशकायत के लिलए प्राथ.ना

करने से वंधिचत र्किकया गया है।

5.  माननीय सवwच्च न्यायालय द्वारा पारिरत  AIR 1285  में  भगवंत लिसहं

बनाम पुलिलस आयुक्त एवं अन्य के मामले में यह प्रनितपाहिदत र्किकया गया है

र्किक आंलिशक अंनितम रिरपोट.  के मामले में  भी लिशकायतकता./पीड़िPत को सधूिचत

र्किकया जाना चाहिहए। इसका कारण यह है र्किक प्रथम सूचना रिरपोट. दज. करके

जाचं तंत्र को गनित देने वाले मुखबिबर को यह पता होना चाहिहए र्किक उसके

कहने पर दज. की गई प्रथम सूचना रिरपोट. के आधार पर शुरू की गई जांच

का परिरणाम क्या है। पुलिलस द्वारा जांच करने के उद्देश्य से प्रथम सूचना

रिरपोट. दज. कराने में पहल करने वाले सूचक को यह पता लगाने के लिलए र्किक

क्या कोई अपराध र्किकया गया है और यहिद र्किकया गया है,  तो र्किकसके द्वारा

र्किकया गया है, जाचं के परिरणाम में महत्वपूण. रुधिच है और इसलिलए कानून की

आवश्यकता है र्किक प्रथम सूचना रिरपोट. पर पुलिलस स्टेशन के प्रभारी अधिधकारी

द्वारा की गई कार.वाई से उसे अवगत कराया जाना चाहिहए और धारा 173 की

उपधारा (2) (i) के तहत मजिजस्टे्रट को ऐसे अधिधकारी द्वारा भेजी गई रिरपोट.

भी उसे दी जानी चाहिहए,  तार्किक वह न्याय की मागं कर सके या अपनी

लिशकायतों के निनवारण के लिलए लिशकायत कर सके। वह प्राकृनितक न्याय के

लिसद्धांत यानी ऑडी अvटरम पाट.म के तहत सुनवाई का अधिधकार भी रखता

है,  लेर्किकन इसका अनुपालन नहीं  र्किकया गया है क्योंर्किक पुलिलस द्वारा इस

मामले में  उसे सक्षम मंच उपलब्ध नहीं कराया गया था,  जो र्किक विवद्वान

न्यानियक मजिजस्टे्रट द्वारा पारिरत हिदनाकं 11.01.2024 के आदेश से परिरलक्षिक्षत

होता है।



6. पोक्सो अधिधनिनयम के अनुसार, पोक्सो अधिधनिनयम की धारा 3/4 के अंतग.त

अपराध का आरोप लगाते हुए एफआईआर दज. करने पर अन्य अपराधों के

साथ-साथ पोक्सो अधिधनिनयम के प्रावधान एक विवशरे्ष अधिधनिनयम होने के नाते

आकविर्ष.त  होते  हैं  और विवधिध  में  परिरकजिvपत प्रर्किgया  उक्त अधिधनिनयम के

अनुसार होनी चाहिहए। जहां पोक्सो अधिधनिनयम की धारा  28 (2)  के तहत

पोक्सो अधिधनिनयम के तहत स्थाविपत विवशरे्ष न्यायालय को अन्य अपराधों की

भी सुनवाई करने का अधिधकार है, जिजसमें आरोपी पर उसी मकुदमे के तहत

आरोप लगाया गया है। यह भी उधिचत है र्किक पोक्सो अधिधनिनयम की धारा 33

(1)  के तहत विवशरे्ष न्यायालय को र्किकसी भी अपराध का संज्ञान लेने की

शजिक्त प्राप्त है, बिबना आरोपी को मुकदमे के लिलए सौंपे, ऐसे अपराध का गठन

करने वाले तथ्यों की लिशकायत प्राप्त होने पर या ऐसे तथ्यों की पुलिलस रिरपोट.

पर,  उसी मुकदमे में  अन्य अपराधों की सुनवाई करने की समावेशी शजिक्त

प्रदान करते हुए। जैसा र्किक उपयु.क्त प्रावधान में स्पiट रूप से कहा गया है र्किक

इस  मामले  में  काय.वाही  के्षत्राधिधकार  के  साथ-साथ  संज्ञान  लेने  के  लिलए

न्यायालय की योग्यता के दृजिiटकोण से भी त्रहुिटपूण. थी।

7.  पोक्सो  अधिधनिनयम के  तहत  उपयु.क्त  कानूनी  प्रावधान  और  माननीय

सवwच्च न्यायालय के निनण.य के प्रकाश में यह स्पiट है र्किक इस मामले में

वास्तव में प्रर्किgयात्मक त्रहुिट हुई है। इस मामले में धारा 173 सीआरपीसी के

तहत रिरपोट.  पोक्सो अधिधनिनयम मामलों के विवशरे्ष न्यायालय में  प्रस्तुत की

जानी थी, जिजसमें पोक्सो अधिधनिनयम के तहत मामले को साबिबत करने के लिलए

नहीं बजिvक केवल 89 र्किकशोर न्याय अधिधनिनयम और 363 आईपीसी के तहत

अपराधों  के  लिलए  उvलेख  र्किकया  गया  था  और  उस  जिस्थनित  में  विवद्वान

न्यायाधीश  पीड़िPता/लिशकायतकता.  को  पोक्सो  अधिधनिनयम के  तहत  समापन

रिरपोट.  के लिलए विवरोध करने में  सक्षम बनाने के लिलए एक नोहिटस भेजेंगे।

जिजसके बाद,  यहिद वह विवरोध करती है तो विवद्वान न्यायाधीश को सुनवाई



करनी चाहिहए और उधिचत आदेश पारिरत करना चाहिहए। यहिद पोक्सो अधिधनिनयम

के तहत अपराध लिसद्ध नहीं पाया जाता है तो वह मामले को उधिचत फोरम के

समक्ष प्रस्तुत करने के निनदVश के साथ वापस भेज देगा।

8. इस न्यायालय का मत है र्किक मजिजस्टे्रट को डार्किकया या रिरसीवर के रूप में

काय. नहीं करना चाहिहए था, बजिvक उसे अपने स्वतंत्र विवचार का प्रयोग करना

चाहिहए था। यहिद उसे लगता है र्किक आईपीसी की धारा  376 डी, 365, 342

और 34 के तहत अपराध के साथ-साथ पोक्सो अधिधनिनयम की धारा 3/4 के

तहत अपराध की सीमा तक नकारात्मक अंनितम रिरपोट.  सही थी,  तब भी

लिशकायतकता./पीड़िPत को सुनवाई का अवसर हिदया जाना चाहिहए था। ऐसा न

करके विवद्वान न्यानियक मजिजस्टे्रट ने वास्तव में  विवधिधक त्रहुिट की है। इस

प्रकार,  विवद्वान  न्यानियक  मजिजस्टे्रट,  कोलायत  द्वारा  पारिरत  हिदनांक

11.01.2024 का आदेश अपराध का संज्ञान लेने की सीमा तक अपास्त र्किकए

जाने योग्य है।

9.  उपरोक्त चचा. के परिरणामस्वरूप विवविवध याधिचका स्वीकार की जाती है।

विवद्वान न्यानियक मजिजस्टे्रट द्वारा  पारिरत हिदनाकं  11.01.2024  का आदेश

अपराध का संज्ञान लेने से संबंधिधत सीमा तक निनरस्त एवं अपास्त र्किकया

जाता है। अलिभयुक्त को जमानत का आदेश लागू रहेगा। विवद्वान न्यानियक

मजिजस्टे्रट धारा 173 सीआरपीसी के तहत रिरपोट. वापस थाना प्रभारी को भेजेंगे

तथा उसके बाद थाना प्रभारी बिबना र्किकसी अनावश्यक देरी के विवशरे्ष न्यायाधीश

पोक्सो अधिधनिनयम मामलों की अदालत में रिरपोट. प्रस्तुत करेंगे। पुलिलस रिरपोट.

प्राप्त होने के बाद विवद्वान न्यायाधीश पोक्सो अधिधनिनयम मामले पीड़िPता को

सुनवाई का अवसर प्रदान करेंगे। उसके बाद ही वह संज्ञान के बिबदं ुपर आदेश

पारिरत करेंगे। यहिद पोक्सो के तहत अपराध लिसद्ध हो जाता है तो वह मामले

में  कानून द्वारा निनधा.रिरत तरीके से आगे की काय.वाही करेंगे,  लेर्किकन यहिद

उक्त अपराध लिसद्ध नहीं होता है तो वह मामले को उधिचत फोरम के समक्ष



दाखिखल करने के लिलए पुलिलस को वापस कर देंगे। यह स्पiट र्किकया जाता है

र्किक आरोपी व्यजिक्त जमानत पर रहेगा।

10. भविवiय में ऐसी परिरजिस्थनितयों से बचने के लिलए यह उधिचत समझा जाता

है र्किक इस आदेश की एक प्रनित पुलिलस महानिनदेशक को भेजी जाए,  तार्किक

राज्य भर के सभी पुलिलस थानों के स्टेशन हाउस अधिधकारिरयों को निनदVश जारी

र्किकए जा सकें । इसके बाद, यहिद कोई मामला POCSO अधिधनिनयम के तहत

आने वाले अपराध के लिलए संयुक्त आरोपों के साथ पंजीकृत है, जिजसमें अन्य

अपराधों के साथ  POCSO  अपराधों के संबंध में  एक नकारात्मक अंनितम

रिरपोट. तैयार की गई है, तो भी POCSO अधिधनिनयम के मामलों के विवद्वान

न्यायाधीश की अदालत के समक्ष निनपटान के लिलए अनंितम रिरपोट. को अगे्रविर्षत

करना आवश्यक है और पुलिलस द्वारा इसका पालन र्किकया जाएगा। यह आदेश

भविवiय में ऐसी आकजिस्मक जिस्थनित, प्रर्किgयात्मक त्रहुिट से बचने और पीड़िPत /

लिशकायतकता. के अधिधकारों की रक्षा करने के उद्देश्य से जारी र्किकया गया है,

तार्किक उन्हें निनiपक्ष जाचं और प्राकृनितक न्याय के लिसद्धांतों पर स्थाविपत न्याय

विवतरण प्रणाली का उधिचत अनुपालन प्रदान र्किकया जा सके।

(फरजंद अली), जं�



(यह अन�वा�द एआई टू	ली:  SUVAS की! सह�य�� स� किकीय� गय� ह% )

अस्वा�कीरण: यह र्तिनण�य पक्षकी�र की* उसकी! भा�षा� मा. समाझा�न� की�  र्तिलीए स�र्तिमा�

उपय*ग की�  र्तिलीए स्था�न�य भा�षा� मा. अन�वा�किद� किकीय� गय� ह% और किकीस� अन्य

उद्दे�श्य की�  र्तिलीए इसकी� उपय*ग नह5� किकीय� जं� सकी�� ह%। सभा� व्य�वाह�रिरकी और

आर्ति9की�रिरकी उद्दे�श्य: की�  र्तिलीए, र्तिनण�य की� अ�ग्रे�जं� स�स्कीरण प्रा�मा�णिणकी ह*ग� और

र्तिनष्प�दन और की�य��न्वायन की�  उद्दे�श्य स� भा� अ�ग्रे�जं� स�स्कीरण ह5 मा�न्य ह*ग�।


